भारत सरकार
योजना मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 93
दिनांक 5 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर देने के लिए
केन्‍द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर विवाद
93. डा. प्रदीत कुमार बालमुचू:

क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्‍या यह सच है कि केन्‍द्र द्वारा प्रायोजित योजनाऐं केन्‍द्रीय सरकार की योजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए राज्‍य सरकारों के वित्‍तीय प्रवाह पर भारी बोझ डाल रही हैं; यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और 
(2) रूपये के मूल्‍य को एक संतोषजनक स्‍तर तक लाने के लिए सरकार द्वारा क्‍या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
राज्‍य मंत्री-संसदीय कार्य और योजना 
(श्री राजीव शुक्‍ल)
(क) और (ख): राष्‍ट्रीय विकास परिषद्  (एनडीसी) की 27 दिसम्‍बर, 2012 को आयोजित 57वीं बैठक में 12वीं योजना के दस्‍तावेज को स्‍वीकार करने के साथ-साथ केन्‍द्र प्रायोजित स्‍कीमों को तर्कसंगत बनाने और इन योजनाओं में राज्‍यों की मांगों के अनुरूप और अधिक लचीलापन शुरू करने संबंधी प्रस्‍ताव का समर्थन किया। अत: सीएसएस के सहज क्रियान्‍वयन और इनके लचीलेपन, दायरे, कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 20.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में केन्‍द्र प्रायोजित स्‍कीमों (सीएसएस) को पुनर्गठन पर योजना आयोग के प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान की है।

उपर्युक्‍त अनुमोदन के अनुसार जिसमें 17 फ्लैगशिप स्‍कीमों सहित 66 पुनर्गठित सीएसएस स्‍कीमों के क्रियान्‍वयन को अनुमोदित किया गया है, सरकार ने कुछ निम्‍नलिखित उपायों का भी अनुमोदन किया है जो कि इन स्‍कीमों के अधिक कुशलता पूर्वक क्रियान्‍वयन में राज्‍य सरकारों को समर्थ बनायेंगे। इन उपायों में निम्‍नलिखित सम्‍मिलित है:
(i) राज्‍यों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए प्रत्‍येक सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्‍कीम के परिव्‍यय का कम से कम 10% फ्लैक्‍सी निधि के रूप में रखने का प्रावधान और राज्‍य विशेष मार्गदर्शन की शुरूआत का मार्ग प्रशस्‍त करना।
(ii) समस्‍त केन्‍द्रीय सहायता को संबंधित राज्‍यों की संचित निधि के माध्‍यम से जारी कर, राज्‍यों के मॉनीटरण में सुधार।
(iii) प्रत्‍येक नई सीएसएस/एसीए/फ्लैगशिप स्‍कीम के लिए कम से कम 25% निधि का अंशदान सामान्‍य श्रेणी के राज्‍यों द्वारा और 10% निधि का अंशदान विशेष श्रेणी के राज्‍यों द्वारा किया जाएगा जिनमें जम्‍मू एवं कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखण्‍ड राज्‍य शामिल हैं। 

ये उपाय राज्‍यों को सीएसएस के क्रियान्‍वयन में अधिक लचीलापन प्रदान करने, नए सीएसएस पर उनके वित्‍तीय भार को कम करने और स्‍कीमों के मॉनीटरण में सुधार करने हेतु लक्षित है। परिणामी कुशलताएं सरकार द्वारा इन स्‍कीमों के अंतर्गत खर्च किये गये धन की कीमत को सुनिश्‍चित करेगी।
